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जिसका उत्‍तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।
.....
नागार्जुन सागर जलाशय से पानी छोड़ा जाना
147. श्री मोहम्मद अली खान: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु नागार्जुन सागर जलाशय की दाहिनी और बांयी नहर से पानी छोड़े जाने के कारण इसका जल स्तर गर्मी के मौसम में ही अत्यंत कम हो चुका है; 
(ख) 
यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इससे पेयजल तथा राज्य की सिंचाई प्रभावित हो रही है; और 
(ग) 
क्या इन दोनों राज्यों में एक समझौता हुआ है कि इस जलाशय में पानी की उपलब्धता के आधार पर इसका उपयोग कैसे किया जाना है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान)
(क)
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश द्वारा विद्युत उत्‍पादन के लिए दायीं और बायीं नहरों से जल छोड़ने के कारण नागार्जुन सागर जलाशय गर्मी के मौसम के शुरूआत में निष्क्रिय भंडारण स्‍तर (डेड स्‍टोरेज लेवल) तक नहीं पहुंचा है। 
लेकिन अपने-अपने कमान क्षेत्रों में खड़ी फसलों को बचाने और दोनों राज्‍यों की पेयजल आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए दायीं और बायीं नहरों से जल छोड़े जाने के कारण यह गर्मी के मौसम के शुरूआत में निष्क्रिय स्‍तर पर पहुंचा है। 
(ख)
जल वर्ष 2016-17 के दौरान बायीं और दायीं  नहरों से छोड़े जाने वाले जल की मात्रा इस प्रकार है:
एनएस बायीं नहर : 70.754 टीएमसी (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों) 
एनएस दायीं नहर : 58.805 टीएमसी (आंध्र प्रदेश) 
दिनांक 10.07.2017 को एनएसपी का वर्तमान जल स्‍तर 501.10 फीट (117.05 टीएमसी) है। 
जी, हां। जलाशय स्‍तर में एमडीडीएल (+510.00 फीट) से नीचे जल स्‍तर होने के कारण राज्‍यों की पेय जल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। 
(ग)
जी, नहीं।
लेकिन, दोनों राज्‍यों के अधिकारियों के साथ अपर सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अध्‍यक्षता में दिनांक 18 और 19 जून, 2015 को नई दिल्‍ली में हुई बैठक में कुछ अस्‍थायी व्‍यवस्‍था की गयी थी। बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों राज्‍यों के मुख्‍य इंजीनियर और कृष्‍णा नदी प्रबंधन बोर्ड (केआरएमबी) के सदस्‍य सचिव की एक समिति जल की कुल उपलब्‍धता और संबंधित परियोजना प्राधिकरणों द्वारा की गयी मांग को देखते हुए परियोजना प्राधिकरणों द्वारा भेजी गयी मांग पर विचार करेगी और केआरएमबी से सिफारिश करेगी। केआरएमबी द्वारा लिया गया निर्णय संबंधित परियोजना प्राधिकरणों द्वारा लागू किया जायेगा। यह व्‍यवस्‍था जल वर्ष 2015-16 के लिए थी। माननीय केन्‍द्रीय मंत्री,  जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण की अध्‍यक्षता में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के माननीय मुख्‍य मंत्रियों के साथ दिनांक 21.09.2016 को शीर्ष परिषद की पहली बैठक में दोनों राज्‍य जल बंटवारे के लिए 2015-16 की कार्य व्‍यवस्‍था को 2016-17 में भी जारी रखने के लिए सहमत हुए थे।  
***






